आविभाज्य उत्तरप्रदेश 


(पाइनियर तथा स्वतंत्रभारत में प्रकाशित कुछ लेख ) 





व संध के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो 
आन्दोलन चल रहा है उसमें राष्ट्र को एकता ओर हितों से सम्बन्धित 
व्यापक महत्त्व के प्रइन सन्निहित हें । यद्यपि इस आन्दोलन के समर्थकों 
की संख्या अधिक नहों हे, फिर भी यह अच्छा होगा कि देश की सामान्य 
जनता, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता इसके सभो पहलुओं को अच्छी 
तरह समझ ले । प्रस्तुत लेखों में, जो समय-समय पर लखनऊ के 
स्वतंत्र भारत! में प्रकाज्षित हुए हें, इस विषय पर अच्छी तरह प्रकाश 
डाला गया है । चूंकि राज्य पुनस्संघटन कमीशन इस समय इस मामले 


पर विचार कर रहा है, अतः आज्ञा है कि इन लेखों को रुचि के साथ 


पढ़ा जायगा । 





पाइनियर लिमिटेड का प्रकाशन, 
लखनऊ 


१-विभाजन पक्त-विश्लेषण 
संकलित 


[ मेरठ में राज्य पुनस्सेगठन कमीशन के आगामी दौरे ने उत्तर प्रदेश 
के विभाजन का विवाद फिर उभार दिया हे। प्रस्तुत लेख माला में बताया गया 
है कि यह मांग, अगर सान ली गयी तो, किस प्रकार विभाजनवादो प्रव॒त्तियों 
को प्रोत्साहित करके पूरे देश को कमजोर कर देगो । ] 


राज्य पुनस्सेगठन कमीशन को नियुक्ति ने एक बार किर भाषावार 
विभाजन के प्रश्न को चर्चा का प्रमुख विषय बना दिया है। कमोशन के पास 
विविध सूत्रों पर आधारित नये राज्यों के निर्माण ओर क्षेत्रीय पुर्नावभाजन के 
प्रइन पर भेजे गये स्मृति पत्रों का अम्बार छूग गया है । इस सिलसिले में यदा- 
कदा नहों बहुधा भावनाओं को उत्तेजित किया गया हे और असली समस्याओं को 
भुला दिया गया है । यही समय हूं कि देश में बदली हुई हालतों और आर्थिक 
स्थिति को ध्यान में रख कर पूरी समस्या का उद्वेगरहित होकर अध्ययन 
किया जाय । 


उचित पृष्ठभूमि के लिए हमें अतीत पर सरस री निगाह डालनी चाहिए । 
एक इ तिहासज्ञ के शब्दों में “ब्रिटिश भारत के प्रान्त ऐसे बेसिलसिले और बेतर- 
तीब बने थे कि उनसे न तो प्रशासकीय स्‌ विधा ही होती थी ओर न जनता का लाभ 
ही। इंस्ट इंडिया कम्पनो द्वारा नये इलाकों पर कब्जा होते ही प्रान्तों की स्थापना 
हो जाती थी । उसमे न भाषा का ध्यान रखा जाता था ओर न संस्कृति अथवा 
परम्परा का। परिणामतः उन में से किसो का भी उचित विकास न हो सका ।* 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रइदन को सन्‌ २० के करीब उठाया और 
उसने अपनी नीति के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह भी मान लिया कि प्रांतों का 
भाषा के आवार पर पुर्नाविभाजन होना चाहिए। उसने यह सांग बार-बार दोह- 
रायो और अपने (संघटन के) विधान में विभिन्न भावषा-क्षेत्रों से प्रतिनिधि 
च्‌ नने का नियम बनाया। विभाजन को मांग जोर पकड़तो गयो । जिटिश भारत 
के शासकों को भी इस मांग के सामने झुकना पड़ा ओर द्वितीय गोलमे ज सम्से लन 
के बाद उड़ीसा, सिन्ध और उत्तर-पश्चिमी सोमाप्रानत तीन स्पष्टतया भिन्न 
भाषा वाली इकाइयों को अलग कर के तीन प्रास्त बना दिये गये । युद्ध 


२ 


के पहले प्रांतीय स्वराज्य का युग इस प्रकार के विभाजन के अनुकूल था। 
देश में धारभिक स्थिरता रही और ब्रिटिश भारत की कांग्रेसी सरकारों को आशा 
थी कि अनतिदूर काल में ही भाषावार प्रान्त बन जायेंगे । 

युद्ध के बाद 

उसी समय युद्ध आ गया। कांग्रेसी सरकारों ने शासन भार त्याग दिया । 
आधिक संतुलन उलट गया । उद्योग युद्ध प्रयत्नों में लग गये ।! अतः आवश्यक 
वस्तुओं की बेहद कमी पड़ गयी | यह एकदम नयी आथिक स्थिति थी और बहुधा 
विरोधाभासपर्ण भी लगती थी जो प्रांतों में लोकप्रिय शासन की स्थापना के बाद 
दिखाई पड़ी । पुराने आशथिक तिद्धां। चरमरा कर बेंठ गये ओर जीवित रहने 
के लिए प्रांतों की एक दूसरे पर निर्भरता अनिवाय हो गयो। संविधान सभा ने 

बहु प्रयत्नों से एक ऐसा संविधान बसनाथा जिसके फलस्वरूप महादेश भारत 
एक सभशील राज्य बन जाय । संजिधान में मोलिक अधिकारों की गारण्टो दी 
गयी, अब किसी के विरुद्ध जाति धर्म, विश्वास या लिंग के कारण पक्षपात 
नहीं हो सकता। सं विधान ने देश में बोली जाने वाली सभो प्रमुख भाषाओं को भो 
मान्यता दे दी और सबको सम्मानप्रद स्थान दिया गया । इसके बाद देश के 
किसी भी भाग सें किसी भाषा को बोलने वाले अह्प संख्यकों के लिए न्याय न 
मिलने का प्रश्न रह हो नहीं गया । 

इस पृष्ठ भूमि में हमें भाषावार विभाजन या नय राज्यों के निर्माण की 
समूची समस्या पर विचार करना है कि क्‍या सन्‌ २० और ३० में इसके समर्थन 
में दिये गये तक॑ अब भी सही हें और क्‍या ऐसे राज्यों का निर्माण या वर्तमान 
राज्यों को और अधिक तोड़ना-फोड़ना संविधान में दिये गये मिरदशक सिद्धांतों 
को कार्यान्वित करने में सहायक होगा । 

इस संबंध में गृह मंत्रालय ने २९ दिसम्बर सन्‌ ५३ के प्रस्ताव में वस्तु- 
स्थिति का सार रूप में प्रशंसदीय संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया हूं । प्रस्ताव 
में कहा गया हू: 

“इस क्षेत्र को भाषा ओर संस्कृति का निस्संदेह महत्व हे क्योंकि यही उस 
क्षेत्र की सामान्य जीवन प्रणाली के प्रतिनिधि हूं । परन्तु राज्यों के पुनस्तंगठन 
पर विचार करते समय,अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हें, जिनका ध्यान रखना होगा । 

“पहला महत्वपूर्ण विषय है भारत की एकता ओर सुरक्षा को बनाये 
रखना और उसे दढ़तर करना। वित्तीय आथिक ओर प्रशासकोय बातें भी न सिर्फ 
हर राज्य के दृष्टिकोण से बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भो उतनी हो महत्वपूर्ण हें । 


३ 


भारत ने अपने आशथिक, सांस्कृतिक एवं नेतिक विकाप्त के लिए एक 
महान्‌ सुसंगठित योजना का श्रोगणश किया हे । जो परिवतंनइप्त राष्ट्रीय 
योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्बित करने में बाथक हों वे राष्ट्र के हित के लिए 
हानिप्रद हो होंगे ४ 
पहली बात पहले 
स्वतन्त्रता के बाद केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामते अन्न वस्त्र 
और आवास की तीन समस्याएँ आयों जिन्हें सर्वोपरि प्रायपिकता देनी पड़ी। 
इन समस्याओं को अखिल भारतीय पैमाने पर हल करने के लिए विशाल योज- 
नाएं तैयार की गयीं । उन सबका एक दूसरे से सामं जस्व स्वापित करके तरह रूय- 
रेखा बनी जिसे आम तोर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता 
हैं। नदियां, घाटियां, ओर पर्वत जिन्‍्हें अब तक प्राकृतिक दोबार या दो 
इकाइयों के बोच को सोमा जाना जाता था अब ऐसे शक्षित स्रोत मानें जाने 
लगे जिनसे सीमा के दोनों ओर की जनता समान रूप से लाभान्वित हो सकृतो 
हैं। कई करोड़ रुपये के लागत के ऐसे प्रयोगों को सफलता के लिए विभिन्न राज्य 
सरकारों के कार्यों का त्वरित एवं निर्बाध सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । युद्ध 
काल के पहले के युग में त्‌ गभद्रर योजना को शीध्य कार्यान्वित करने के अनेक 
प्रयत्न किये गये । इसमें चार सरकारों का क्षेत्र था । चारों को खों चतान ओर 
हा-ऊपरो के फलस्वरूप तीन पीढ़ियों तक कोई कदम न उठाया जा सका और 
इस बीच उस इलाके में अकाल बराबर पड़ता रहा। राज्यों को संल्या में वृद्धि 
विकास योजनाओं के लिए बाधक सिद्ध होती हूं । इसका यह दुष्टान्त एक नमूना 
है। और राज्य सरकारों में अपने बूते अकेले इतने विशाल कार्य उठा लेजे को 
साभषरथ्य नहीं। उन दिनों में इस कमी का अनुभव नहीं किया गया क्योंकि पूरे देश 
में अन्न की कमी नहीं थी और विदेशों से मनचाहा अन्न मंत्र लिया जाता था। 
परन्तु अब परिस्थिति बदल गयो है । अगर पूरे देश को प्रगात करती है तो 
अकाल और अभाव के विरुद्ध युद्धकाल जैसी तत्परता से संवर्य करना है । इस 
प्रकार पहले पहल यह सिद्धांत गलत साबित हुआ कि जनता को हर बोष रोका 
इलाज भाषावार प्रात्तों का निर्माण है । 


यद्यवि भारत को नोति शक्तिशाली गुटों से अलग रहने को हैँ फिर भो 

विश्व को स्थिति को बेखते हुए दृढ़ और शक्तिसंयन्न सेना का विकास करने को 

आवदयकता और अढ गयी है । भारत की उत्तरो सीमा के बहुत बड़े अंग का 
क्राइमोर से लेकर आसाम तक विभाजन भो प्राय; स्पष्ट नहीं हे, प्रायः ३ हजार 


१.॥ 


मोल लम्बे हमारे विशाल समुद्रतट को एक शक्तिशाडो नौसेना द्वारा सुरक्षित 
रखना है और अल्पवयस्क नभसेना को भी मजबूत बनाना हैँ । ठोक है रक्षा 
केन्द्रीय सरकार की जिम्सेदारी है लेकिन अगर राज्य वित्तीय दृष्टि से आत्म- 
निर्भर न रहे तो केन्द्रीय सरकार के साधनों पर इतना बोझ बढ़ जायगा कि 
रक्षा पर संकट आ जायगा । 


वित्तीय स्थिरता 


अंगरेजों के प्रयास ने कुछ विचित्र समस्याएं उत्पन्न कर दी हें जो अब तक 
हल नहीं हो सकी है । देश में यंत्र प्रशिक्षित व्यक्तियों को बे ह॒द कमी है । पर्याप्त 
संख्या में लोगों को अभी प्रशिक्षित करना है । इसके कारण प्रशासन को कठि- 
नाई झेलनी पड़ी है । जीवन के हर क्षेत्र में स्तर नोचा होने का कारण भो ऐसे 
प्रशिक्षित लोगों को कमी हे जो जिस्सेदारी संभाल सकें । उच्च स्तर प्राप्त करने 
में एक-दो पीढ़ी लूग सकती हैँ । ऐसी पृष्ठभूमि सें छोटी इकाइयां बनने से प्रशास- 
कीय कठि नाइपां बढ़ जायगी। ऐ से सभी छोटे राज्य बराबर राष्ट्र निर्माणकारी 
कार्यों के लिए केन्द्र की सहायता मांगने दौड़ते हैँ । विधान मंडल, सचिवालय, 
न्यायालय, आदि के साजो सामान से प्रशासकीय खर्च बढ़ता हे और वह खर्च 
कुछ ऊपर के लोगों पर भी हो जाता है। मंहगा प्रशासन चलाने के लिए जनता 
को जो कर देने पड़ते है उनके बदले में उस अनुपात में उसे लाभ नहीं हो पाता। 
दूसरी ओर यह प्रमाणित हो चुका है कि एक बड़े राज्य में प्रशासकीय व्यय अपेक्षा- 
कृत कम बैठता है और दरअसल कर भी कम होता हे तथा विकास योजनाओं 
में अधिक रकम लगायी जाती है । उदाहरणार्थ, “अ' वर्ग के राज्यों में प्रशास- 
कीय व्यय उत्तर प्रदेश में सबसे कम हे । 


बहुधा यह तर्क दिया जाता हैं कि बड़ी इकाई में प्रशासन का जनता से 
सम्पक नहों रह जाता। पुराने जमाने में जब द्ासक जनता को भाषा नहों बोलते 
थे और यातायात तथा संवाद वाहन काफो पिछड़े थे यह बात सही थी कि उनका 
जनता से निकट संबंध नहीं था। अब इस प्रकार की दलीलें देना एक भूल है । 
फासला अब समाप्त हो गया है । ज्ञासक राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
कुछ घंटों के भीतर पहुँच सकता हैँ और सबसे बड़ी बात यह कि वह जनता 
को ही भाषा बोलता है । अब यातायात समस्या हूँ हो नहों, बड़े राज्यों म॑ से 
अधिकांश नें विशाल सड़क यातायात योजनाएं हाथ में ले लो हे । उत्तर प्रदेश 
सड़क यातायात में ४॥ करोड़ रुपये से अधिक लगा चुका हूँ ओर ऐसे मोके पर 
जब ग॑ रसरकारी पूंजी सड़कों पर चलने वालो गाड़ियों को भय कर कमो दूर 
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करने के लिए अग्रसरनहों हो रहो थो सरकार को यह योजना जनता के लिए 
बरदान सिद्ध हुई हे । 

भारत के सब राज्यों में जहां तक आबादी का संबंध हूँ प्रायः ६ करोड़ 
जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हें पर आबादी के गुंजानपन की दृष्टि 
से उत्तर अदेश का नम्बर सिर्फ चौथा हूँ । अन्य तीन हें त्रावणको र-को चो न, पश्चिमी 
बंगाल ओर बिहार । उत्तर प्रदेश के विस्तार के कारण एक बड़ा लाभ यह हैं कि 
यहां की जनता को अपने प्रदेश में रहने के लिए हो नहों बल्कि विस्तार के लिए 
भी पर्याप्त भूमि मिल गयो हूं। दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों कीं 
तरह गंजान आबादी नहों हे । 
भाषा की समस्या नहों 

उत्तर प्रदेश अकेला राज्य हूं जो कट्ता उत्पन्न करने वाले भाषा संबंधो 
उस विवाद से अछता हूँ जिपके कारण मद्रास ओर बम्बई जैसे अन्य राज्यों में 
तनातनी आयी हें । जनता की आम भाषा हिन्दी हे और जो लोग घरों में हिन्दो 
नहीं बोलते बह भी इसे असाती से समझ लेते हें। और उत्तर प्रदेश की जन- 
भाषा ही अब देश की राष्ट्र भाषा होने जा रही हैँ । सिधु-गंगा घाटो में हो हिन्दू 
सभ्यता का उद्भव हुआ है और बाद के वर्षों में यहीं हिन्दू और इस्लामी संस्कृ- 
तियों का मेल हुआ हें । 

भारत के सब राज्यों में उत्तर प्रदेश हो एक ऐसा प्रदेश हे जहां बाहरो 
लोगों को आतिथ्य और स्वागत मिला हें और जहां वह उप्ते अपना घर मानकर 
यहां के आदि निवासियों के अभिन्न अंग बन कर यहां को जनसंख्या में घुल मिल 
सके हू । 

उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक सोमाएं हें। पश्चिम में यम॒ना नदों इसे 
पटियाला व पूर्बवो पंजाब रियासतो संव, पंजाब ओर दिल्‍ली से अलग करती 
है और पूर्व में बिहार से इसको विभाजन रेखा गंगा तथा गंडक हे । इतने वर्ष बोत 
गये और किसी ने भी इसे पूर्वो तथा पश्चिमो दो भागों में बांटने का विचार 
नहों किया । इस विचार का जन्म केवल एक व पूर्व हुआ | इसके समर्यक् मुटठो 
भर लोग है। फिर भी लढ़िया ढकिल तो रही हो है। कल्पना हवाई किलों का भो 
नामकरण करके उनमें आबादी बसा देतो हें। उस मत के अवलंबियों के तर्को 
को काफो छानबोन को जानी चाहिए जो उत्तर प्रदेश का विभाजन करना 
चाहते हैं । 


२-विभाजनवादियों की भूल कहाँ ! 


विभाजन के लिए चल रहे आन्दोलन के कुछ प्रमख नेता चाहते हुँ कि 
पदिचमो उत्तर प्रदेश के १६ जिले काट कर उन्हें दिल्‍ली के साथ मिलाकर एक 
अलग राज्य बना दिया जाय । ये १६ जिले मिलकर मेरठ , आगरा ओर सहेल- 
खंड डिवीजन हे लेकिन उन लोगों ने चार जिले खीरी, शहजहांपुर, फरंखाबाद 
और इटावा छोड़दिये हे हालांकि ये भी पश्चिमी इलाके में ही आते हें। यह 
समझना बड़ा मश्किलहूं कि आखिरये चार जिले इन लोगों ने छोड़ क्‍यों 
दिये । यह भी जान लेना आच्छा होगा कि उनकी मांग नें देहरादून जिला भी 
शामिल हूं । 

उनके तर्क का मल सार यह है कि पश्चिमी जिलों को अथिक ओद्योगिक 
विकास की आवश्यकता हैँ । पश्चिमका हित अगर उसे उद्योग और कृषि की 
वृष्टि से पिछड़े पूर्वी जिलों के साथ रखा गया तो खतरे में पड़ जायगा ओर परिचमी 
जिलों को पूर्वों जिलों के विकास की वेदी पर बलिदान कर दिया जायगा। गत 
तीन पोढ़ियों में कोई नया राज्य बनाने के पक्ष में इस प्रकार की दलीलें कभो 
दो नहीं गयों । 

भारत में स्थित प्राय: प्रत्येक राज्य मे ऐसे इलाके है जो भयंकर अभाष 
वाले क्षेत्र रहे हें, उदाहरण के लिए आसन्ध्र में रयाल सोमा । लेकिन जब आन्ध 
राज्य बनाया गया तो केन्द्र ने यह नहीं सोचा कि रयाल सीमा को अलग राज्य 
बना दिया जाय क्योंकि वह संरोगवश एक अभावग्रस्त दुभिक्ष क्षेत्र है । हृ की 
प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलोंमें बराबर अकाल की सी परिस्थिति बनी रही ह 
और वहां को जनता को भोजन देने के लिए यहां सिंचाई योजनाएं आरंभ करने 
को आवद्यकता पड़ो । ऐता न करतो तो सरकार को शातनाहुड रहनें का 
अधिकार हो न रह जाता | यह आइचयं को बात नहों हुँ कि भारत सरकार ने भी 
सिचाई योजताओं के विकास को ही तर्वोपरि प्राथमिकता दी हू । 


औद्योगिक विकास 


राज्य पुनस्संगठन कमोशन के सामने यह शिकायत को गयी हे कि गत 
१० वर्षों में पशिचिमों जिलों को उपेक्षा को गयो ओर सरकार पूर्वी जिलों के 
विकास पर ही पूरा ध्यान देती रहो । यह सत्य इस दलील के प्रतिकूल बेठता 
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है। कानपुर को छो इकर उत्तर प्रंदेश के रजिस्ट्रीशू दा कारबानोंमें से आधे पद्चमों 
ब्लाक के आगरा, गाजियाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मे रठ, मोदी नगर, हाथरस, 
ओर फीरोजाबाद में हैं। अगर सरकार ने बराबर संकल्पपुर्वेक पश्चिमो जिलो के 
ओद्योगीकरण का विरोध किया होता तो औद्योगिक विकास हो हो न पाता। फिर 
ओद्योगिक वृष्टि से विकसित पश्चिम के लिए और किसी दृष्टि से न सही तो व्या- 
पार की दृष्ठिट से ही पुर्वे के अपेक्षाकृत पिछड़ापन लाभप्रर साबित होगा ओर 
इस मामले में पुवं तथा पश्चिम का एक समशील राज्य का अंग रहना स्वतः 
पद्चिम के लिए अधिक लाभ की बात होगो क्‍योंकि ऐसी हालत में दो राज्यों के 
बीच आने वाली व्यापारिक बाधाएं उठ खड़ो होने का सवाल ही पैदा न होता । 


क्या पश्चिमी जिलों के साथ गत१० वर्षो में सचमुच सरकार ने सोतेलो 
मां ज॑ंसा व्यवहार किया हे ? यह प्रश्न स्वयं ही अपना प्रतिवाद कर देता हे। अगर 
इन जिलों के प्रति सचमच सोतेलो माता जैसा बरताव किया गया होता तो आज 
ये इतने प्रगतिशील और समद्ध कंसे हो गये होते कि अपने को एक अलग राज्य 
बनाने को मांग पेश कर देते। इस प्रकार के प्रवार से काफो शरारत और अत्यधि 
दुर्भावना होना संभव हे । अतः गलतधारणाओं को निम ल करने के लिए उद्वेग- 
रहित अध्ययन की आवश्यकता हे । 


पंचवर्षीय योजना के मात हत किये गये खर्च के अध्ययन से ज्ञात होता 
हैं कि बजट द्वारा दी गयो कुल रकप्त १ अरब ३० करोड़में से पश्चिचमोी जिलों का 
भाग ३५ करोड़ अर्थात्‌ २७ प्रति शत तक पहुंचा हे । इससे इस दावे का खंडन हो 
जाता हूँ कि पश्चिम को पंचवर्षाय योजना में प्रमुख निर्माण कार्यों पर होने वाले 
सच का केवल १२ प्रति शत मिला हूँ । पंच वर्षीप योजना के मातहत खर्च के 
घिवरण में जाने से पता चलता हुँ कि जहां तक विद्युत्‌-वितरण का संबंध हुं कुल 
खर्च २२ करोड़ ६८ लाख ८० हजार में से पश्चिम को मिलता हे १० करोड़ 
३७ लाख ३४ हजार यानो ४६ प्रतिशत और कुल १,२८,७९५ किलोवाट 
विद्युत शक्ति में से पश्चिम को ५२,७०० किलोबाद यानी ४१ प्रतिशत मिलो 
है।इस प्रकार इस कथन में कतई सार नहीं है कि कुल विद्युतशक्ति ६५ १ हजार 
किलोबाट में केवल १५ हजार किलोबाद और कुल व्यय २१ करोड़ ४० लाज 
में से केवल ४ करोड़ ९२ लाख अर्थात्‌ चौथाई से कम हिस्सा पश्चिमी जिलों को 
मिलता है। 


विद्युत योजनाएं 
सन्‌ ४६ से ५६ तफ विद्युत निर्माण योजनाओं फे सिलसिले में पूर्ओो जिलों 
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पर खर्च का तब॒मीना १९ करोड़ ४७ लाख होगी और पश्चिमी जिलों पर १६ 
करोड़ ७३ लाख ख् होगा लेकिन वित्तोय वर्ष सन्‌ ५५-५६ के अन्त तक पश्चिम 
को ६॥ हजार मोल विद्युत प्रसारण लाइने मिल जायेंगो जब कि उस समय तक 
मध्य उत्तर प्रदेश के भाग में १८०० मील और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नसीब में 
केवल २ हजार मील लम्बी लाइनें होगी । उस समय तक राज्य के ६१३ कस्बों 
बिजली पहुँच चुकी होगो जनमें से ४७३ पश्चिमी जिलों में पड़ते हें । 


सडक यातायात 


उत्तर प्रदेशीय रोडवेज में कुल ४ करोड़ ३० लाख रुपये की पूंजी लूगी 
हूँ जिसमें से २ करोड़ ७ लाख पश्चिमी इलाके में सड़कों के यातयात का सुधार 
करने के लिए ८८ लाख पूर्वी इलाके मं और १ करोड़ ६ लाख मध्य वर्तो क्षेत्र 
में खर्चे करने की योजना हे । रोडवेज के पास कुल १६४४ बसे हुँ जिनमें से ७८६ 
पश्चिमी जिलों में चलती हें । सड़कों के सबंध में भी यह बात उल्लेखनीय हे कि 
सन्‌ ४५-४६ में कुल पक्की सड़कों की ३३ प्रतिशत पश्चिमी जिलों में थों और 
सन्‌ ५६ तक की योजना पूरो होने के बाद पश्चिमी जिलों में पक्की सड़कें मीलों 
में लम्बाई के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश की २९ प्रतिशत होंगी । 


चिकित्सा 


अन्य जिलों के भुकाबले में (उत्तर प्रदेश का चिकित्सा बजट जनसंख्या 
देखते हुए बहुत ही कम हूँ हालांकि यह राज्य भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य 
हैं । खर्चे प्रति व्यक्ति करोब १ आ० से कुछ ऊपर बेठता हू । पश्चिमी बंगाल 
सरकार उत्तर प्रदेश को अवेक्षा चिकित्सा पर करोब चौगना व्यय करती हैँ । 
इस दिद्या में भी पद्चिचमी जिलों के प्रति न्‍न्यायवर्णं और कुछ लोग कह ॒ सकते 
हें कि उदारतापूर्ण बरताव हुआ है । सन्‌ ४६-५६ में चिकित्सा सेवाओं पर होने 
वाले कुल व्यय १९ करोड़ ७६ लाख में पश्चिमी जिलों को ६ करोड़ ६४ लाख 
मिला जबकि पूर्वी जिलों को केवल ३ करोड़ ७३ लाख मिला हूँ । पूर्वी जिलों 
को वस्तुतः यह्‌ शिकायत हो सकती हैँ कि उनके निरन्तर अभाव, अकाल और . 
रोग के क्षेत्र में काफो रुपया क्‍यों नहीं खर्च किया जाता । जन-स्वास्थ्य की मद 
में कुल ६ करोड़ ३९ लाख से पूर्व को १ करोड़ ३५ लाख और पश्चिम को १ 
करोंड़ १४ लाख मिला। पूर्वी इलाके का व्यय वहां की लाभान्वित होने बालो क्‍ 
जनसंख्या और स्वास्थ्य की गिरी हालत देखते हुए गेर मुनासिब नहीं कहा जा 
सकता । 


शिक्षा 


पूर्वी जिले शिक्षा की दृष्टि से किस कदर पिछड़े हे यह सबको मालम॑ 
है । यह स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार जो हृदय से जन-कल्याण करने को 
इच्छुक हो निरक्षरता के मलोच्छेद के लिए उदारतापुर्व क धन व्यय करेगी । सन्‌ 
४६ से ५६ तक शिक्षा के लिए कुल ५० करोड़ ९४ लाख रकम रक्‍खी गयो हे 
जिसमें से पूर्व को १७ करोड़ ३२ लाख और पश्चिम को १४ करोड़ ४० राख 
मिलेंगे । दोनों क्षेत्रों की अलग-अलग जनसंख्या ओर पूर्वी इलाके के पिछड़ेपत 
की सीमा पर विचार करके के बाद किसी तरह से भी पूर्वो जिलों को मिलने 
वाला यह अंदर अधिक नहों कहा जा सकता । 


उद्योग 


चीनी उद्योग जो उत्तर प्रदेश का प्रमुध्च उद्योग माना जाता है पूर्ष और 
पश्चिम सें समान रूप से फे हा हुआ है । युद्ध के बाद केवल दो कपड़ा मिले खुलों। 
एक मोदी नगर में और दूसरी सहारनपुर में । दोनों पश्चिमी क्षेत्र में हें। शोध हो 
एक बड़ी चोनो मिल रु इकोर्में खुलने वाली है और वह भी पश्चिमी जिलोंमें ही 
होगी । उत्तर प्रदेश खनिज संपति की दृष्टि से खास तोर पर अभागा और गरोब 
प्रदेश हूँ । सिर्फ मिर्जापुर जिले मं ही सोमेंट बनाने के लिए उपयोगी कच्चा साल 
लाइमस्टोन (चने का पत्थर) मिलता हेँ। इसो कारण राजकोय सोामेंट फैक्टरी 
इसी जिले में स्थापित करतो पड़ी । इत फेंक्टरी में उत्पादन प्रारंभ हो गया है 
ओर निकट भविष्य में यह पुरे राज्य की जरू रत भर की कुल सीमेंट देने में समर्थ 
हो जायगी। पश्चिम को औद्योगिक दृष्टि से अधिक विक््तित होने के नाते इस 
. फंक्टरी में तेयार होने वाली सीमेंट की पूर्वी जिलों को अपेक्षा अधिक आवशय- 
कृता पड़ेगी । क्‍ 
चाहे किसी दृष्टिकोण से देखा जाय ऐसा एक भोी दृष्टान्त खोज निकालना 
कठिन हूँ जिसमें पद्िचिम या पूर्व किसी के विरुद्ध विकास कार्यो के सिल- 
सिले में पक्षपात किया गया हो । इसका कारण था। कारण यह था, इन तमाम 
वर्षों में राज्य को एक अविच्छिन्न इकाई मानकर उसका विकास किया गया ओर 
सभी योजनाएं इसी सिद्धांत को आधार मानकर तंथार को गयी । 


३-विभाजन की मांग निराधार 
संकलित 

राज्य पुनस्संगठन कमीशन को उत्तर प्रदेश के विभाजन के समर्थन में 
दिये गये स्मृतिपत्र भें एक भोलापन हुँ जो काफी गंभीर है और बह प्रइन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हें । स्मृति-पत्र ने जहां १६ जिलों को उत्तर प्रदेश से अलग छांट कर 
और उन्हें दिल्‍ली से सिल्ला कर एक नया राज्य बनाने को सांग को है वहां बड़ी 
नरमी से यह भी संकेत कर दिया गया हे कि अगर कमीशन पसन्द करे तो कुमाऊं 
डिवीजन भी पश्चिमी राज्य में जोड़ दिया जाय। यह एक अजोब तर्क है| इसमें 
संदेह नहों कि कुमाऊं डिवीजन भी पश्चिम में हें । कुमाऊं के बिना पश्चिम को 
एक अलग राज्य बताने की कल्पना भो नहीं की जा सकती । लेकिन आन्दोलन 
के अखाड़े के पहलवान शायद इसे प्रस्तावित राज्य में शामिल नहीं करना चाहते 
क्योंकि यह क्षेत्र विकसित नहों है और इसे आगे बढ़े हुए पद्चिचमी जिलों के मुका- 
बले की सतह तक लाने के लिए भारो पूंजी लगानी पड़ेगी । इसलिए उन्होंने हस 
प्रहतत फो कमीदान द्वारा निर्णय किये जाने के लिए छोड़ दिया हैं । 

प्रस्तावित नया राज्य स्मृति पत्र के अनुसार खोरी, शाहजहांपुर, फरूं- 
खाबाद और इटावा जिलों को अवशिष्ट उत्तरप्रदेश में हो छोड़े दे रहा हे हालांकि 
स्पष्ट रूप से ये भो पश्चिमी इलाके में हो आते हूँ । संभवत: विचार यह है कि 
थोड़े से विकसित और आगे बढ़े हुए जिलों का एक गट बना कर उसे एक नया 
राज्य कह दिया जाय। यह बात प्रत्यक्ष रूप से उन मौलिक सिद्धांतों के प्रतिकूल 
हं जिनके आधार पर कोई राज्य बनता हूँ । अगर इस तक को मान लिया जाता है 
तो दो किस्म के राज्य बन जायेंगे , कुछ एकदम प्रगतिशील ओर कुछ एकदम 
पिछड़े राज्य । | 

अगर समशीलत्व या एकरूपता हो प्रमुख मापदंड हे--चाहे वह भाषा 
संबंधी हो या संस्कृति अथवा परम्परा संबंधो-तो व्तं मान उत्तर प्रदेश राज्य के 
विभाजन का रु्याल किसी प्रकार भी न्‍्यायसंगत नहों सिद्ध किया जा सकता । 
अन्तिम जन गणना के हिसाब से इस राज्य की जनता में मूल भाषा हिन्दी बोलने 
बाछों को संख्या पूरी जनसंख्या को ९७ ३ प्रतिशत हैँ और उन पश्चिमी जिलों 
में जो काट कर अलग राज्य बनाने के लिए चुने गये हूँ ९७ प्रति शत लोग हिन्दो 
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घोछते हें । पूषे ओर पद्चिचम को बोलो में थो हा-बहुत अन्तर हो सकता हुँ । भाषा 
में इस तरह का प्रादेशिक अन्तर तो संसार भर में हु । जिस मराठे का जन्म और 
पालन-पोषण बम्बई में हुआ हो उसे बम्बई राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित 
बेलगाम अथवा कन्नड़ जिलों में बोलो जाने वालो मराठो समझने में कठिनाई 
पड़ेगी । ऐसा अन्तर तो पश्चिमी जिलों में भो मिल सकता हें । विविध प्रदेश्नों 
और अन्य भाषाओं से सम्पर्क होनं पर हर जीवित भाषा में कुछ न कुछ परिवतेन 
होना अवध्यम्भावी हूँ । दृढ़ अपरिवर्त नशील और सदा एक रूप में तो केवल मत 
भाषा ही रह सकती है । यह ऊपरी अन्तर ऐसी बात नहों हूँ कि इसे बढ़ा-चढ़ा 
कर दिखाया जाय । लेकिन राज्य पुनरसंगठन कमोशन को दिये गये स्मृति-पत्र 
ने इसी को बड़ी हद तक अतिरंजित करके उत्तर प्रदेश को अनमेल राज्य कह 
डाला हैं। अगर बहस के लिए मान भो लिया जाय कि राज्यम अनमेल तत्व हे 
तो उनका बेमेलपन विभाजन के बाद भी बना रहना अनिवायं है । 

ब्रज क्षेत्रों में जिसमें मथुरा, आगरा, मेनपुरोी एटा आदि जाते हूँ, एक भिन्न 
बोली हूँ ओर इस क्षेत्र के रहने वालों को मेरठ में बोली जाने वालो उपभाषा 
समझने मे बड़ो कठिनाई होती है। अगर इस आधार पर एक नया राज्य बनाया 
जाता हूँ तो ब्रजभूमि के लिए भो अरूग राज्य की सांग मानने से इंकार नहीं 
किया जा सकता और इस प्रकार देश के भविष्य में और भी विभाजन होंगे तथा 
इसका कहाँ अन्त न होगा। 


वित्तीपष विचार 


क्या प्रस्तावित नया राज्य वित्तोय दुष्टि से आत्म निर्भर होगा ? १६ 
पद्चिचमी जिलों का क्षेत्रफल ३० हजार वर्गंमील और आबादी २ करोड़ ७ लाख 
हैं । पश्चिमी बंगाल का रकबा ३१ हजार वर्गमील और जनसंस्या प्रायः २ करोड़ 
४८ लाख हूँ । यद्यपि मध्य भारत का क्षेत्रकल १ लाख ३० हजार वर्गंमील 
हैं पर जनसंख्या केवल १ करोड़ १२ लाख है । हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
इन दो राज्यों को ले सकते हें। इन दोनों राज्यों में नागरिक प्रशासन की लागत 
विकास छोड़ कर कुल व्पथ को एक-बौयाई से कुछ अधिक बेठती हे और घिकास 
कार्यों पर इन राज्यों में कुल व्यय के आधे से कुछ कम्त खर्च किया जाता हे । 
इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में नागरिक प्रशासन व्यय कुल व्यय का केवल पंच- 
मांश है और इसके बाद तुलनात्मक दुष्टि से यह राज्य अपने समानस्थिति वाले 
किसी भी राज्य के मुकाबले विकास योजनाओं पर कहीं अधिक रकम लगाने 
में समर्थ हूं। और कर-भार भी कई दृष्टियों से यहां न्यूनतम है । 
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'" इसमें दांक हे कि प्रस्तावित नया राज्य विक्नस को मद पर उतना भी खर्च 
कर सकेगा जितना इस समय उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी जिलों पर खर्च कर 
रही हूं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिक प्रशासन की लागत केवल अपने 
बड़े आधार के कारण हो कम से कम स्तर पर रखने में सफल हुई है। विभाजन 
के अगुआ लोगों को ऊपर से जो लाभ दिखायो दे रहें हे वे ए क नये राज्य के लिए 
आवश्यक साजोसामान ओर प्रशासन जुटाने में ही समाप्त हो सकते हें । यह 
असंभव नहों हूँ कि नये राज्य की सरकारके हाथोंमें और राज्यों को स्थापना 
हो गयी तो सभो प्रशासकोय और रस्पी खर्चो को निपटाने के बाद विकास कार्यों 
म॑ लगाने के लिए बहुत ही कम धन बचे । 
अन्य बातें 

भावाबेश या अन्य सिद्धांतों की बात छोड़ भी दी जाय तो भो उत्तर 
प्रदेश को भोगोलिक स्थिति के कारण अगर राज्य को पूर्व पश्चिम के आधार 
पर दो भागों में बांटने की कोशिश की गयी तो असंरुष पेचोदगियां सामने आयेंगी । 
पुरे राज्य में सिचाई साधनों का विकास इसे एक आथिक इकाई समान कर किया 
गया हे । एक शताब्दी पुरानी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार में हे पर उसका 
प्रसार कानपुर तक है । शारदा नहर पीडोभीत से आरंभ होकर जौनपुर और 
प्रतापगढ़ तक जाती ह । विभाजन होने पर नहर के पानी और राज्य की निधियों 
के बटवारे के प्रश्नों को लेकर एसे विवाद आरंभ होंगे जो कभी समाप्त नहों 
हो सकते ओर उनके कारण काफो कर ता तथा दुर्भावना भो बड़े ) । 


विशालता एक गण हे । फितना बड़ा और कितना महान्‌ होना उचित हे 
इसकी कोई सीमा नहों तय कर सकता । उत्तर प्रदेश को विशालता ने इसको 
संस्कृति और परम्परा की एकरूपता द्वारा उपाजित शक्ति में चार चांद लगा 
दिये है । 

इस प्रकार उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, आर्थिक, एवं भोगोलिऋ दुष्ट से 
एक अविभाज्य इकाई हे और उसके विभाजन का रत्तोी भर ओऔचित्य नहीं हे । 
इन लेखों में प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध होता हे रि स्प् ति-पत्र में, जो ज्ञात 
हुआ है कि राज्य पुनस्संगठन कमीशन के पास भेजा गया है, यह शिकायत एकदम 
तत्वहीन है कि पश्चिमी जिलों को सरकार की विकास योजनाओं में उचित भाग 
नहीं मिला है। संभवत: बाद में सत्य समझ में आ जाना ही इस बात का कारण हे 
जो लोग स्मृति-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बताग्रे जाते थे उनमें से 
अधि कांश लोगों को सुझायें हुए रास्ते पर चलने को बुद्धिमता पर संदेह हो गया 
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हैं और समस्या पर बिना आवेश एवं उद्वेग, विचार करने के अनन्तर उन्होंने 
स्मृति-पत्र से अपना नाता तोड़ लिया हु । 

दंभ, दर्प और दुर्भावना के सामने तर्क काम नहों देता । लेकिन अगर 
विभाजन के नये खुले समर्थक भी विचारपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें 
स्वयं भी अपनी वर्तमान दिशा को खतरनाक निरथंकता का पता चल सकता 
हूँ ओर वे देर से ही सही अब भी सम्मानपूृर्वंक गलत रास्ते का परित्याग कर 
सकते हैं । 


( हे 
विभाजित उत्तरप्रदेश 
लेख क--डा. राधाकमल सुकर्जी उपकुछपति, रूखनऊ विश्वविद्यालय 


१, उत्तर प्रदेश जेसे एक विस्तृत राज्य ने अपने व्यापक क्षेत्र, साधनों तथा 
तथा जनसंख्या के बल वर भारतीय संब की दढ़ता, सरक्षा ओर शक्ति को 
बनाये रखने में सदा से योग दिया है ! अतएब इसे परदिचमी उत्तर प्रदेश ओर 
एूर्वो उत्तर प्रदेश में विभाजित करके सम्पूर्ण देश को घुद दृता, सुरक्षा ओर शक्ति 
को नष्ट मे होने देना चाहिए । 

२. कृषि, सिचाई, जलबियात तथा बड़े पंमाने के उद्योगों के विकास 
के लिए यहां पर्याप्त साधन हें किन्तु द्वितीद पंत्रर्बीय योजना के अथीय इन विकास 
कार्यों के लिए अविभाजित राज्य के बितोय साथनों को हो आवश्यकता हैँ । 
कुछ योजलाएं प्रगतिपथ पर हुऔर उन्हें प्रदेशिकता ओर क्षेत्रीयता की संक्रीर्णं 
भावनाओं से--जिनमें विच्छिन्नता को प्रवृत्तिवां भी शामिल हे--अवरुद्ध न 
होने देना चाहिए । 

३. इस राज्य की पुरातन ऐतिहासिक परम्पराएं हु । भारतवर्ष का 
यहमध्य देश अनेक आक्रमणों के होते हुए भी भाषा, संस्कृति, रोति-रिवाज 
प्रेर रहल-सहन के तरोकों में जो एकरूपता कायम रख सक्का है वह अद्वितीय हे । 
राज्य के पुवं ओर पश्चिम में जातियों का जो वर्गोकरण पाया जाता हैँ वह प्राय: 
एक सा ही हू । यहां के निवासियों की भाषा या तो हिन्दी है अथवा हिन्दुरतानी । 
पश्चिमी जिलों के लोगों की पूर्वी जिलों में शादी-विवाह करने का रिवाज इस 
बात का द्योतक हे कि कि यहां संस्कृति की एकरूपता रही हे । यह एकरूपता 
क्रषि विकास के लिए वरदान सिद्ध हुई है । यही एकरूपता आगे चलकर द्वितीय 
पंचवर्षोष योजना के कार्य क्रम तथा नोति को कार्यान्वित करने में काफी महत्व- 
पूर्ण सिद्ध होगो । 


कम खर्चे 


४. इस राज्य के आकार और एकरूपता के कारण हो यहां के प्रश्यासकीय 
व्यय में अपेक्षाकृत कमी हो सकी हूं । उत्तर प्रदेश के जन-प्रशासन संबंधी व्यय 
का प्रतिशत भारतवर्ष में सबसे कम्त अर्थात्‌ २१३ है जब कि पंजाब में यह 
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३६.५ और बंबई में २९.० है। प्रशासक्रीय व्यप में कमी होना राज्य के राष्ट्रीय 
समाज सेवा कर्मो के विकास के हित में है । 


५. सम्पूर्ण राज्य की जलवायु ओर (सचाई व्यवस्था के कारण ही पूर्बो 
और पहद्िचमी जिलों में ऋश: धान ओर गेहेँ को व्यायक् खेती होतो रही है । 
अन्नोत्पादन में इस प्रकार की भिन्नता से उत्तर ग्रदेश को यह लास रहा है कि 
पूर्वी जिलों तथा आगरा-मयुरा के इलाकों में सुखा, दुर्मिक्ष अथवा बाढ़ से जो 
हानि होती हैँ उसाझी पूति हो सकती हैं । 

उत्तर प्रदेश को आथिहू सुदृइ़ता भी यहां के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की खेती ओर सिचाई के विभिन्न साधनों पर निर्भर करती हे क्योंकि थे एक 
दूसरे के प्रक हैं । 

६. पश्चिमों उत्तर प्रदेश आज इतता समृद्ध शालो गेहूँ उत्पादक क्षेत्र न होता 
बल्कि मध्य प्रदेश की तरह यहां केबल मोटे आवज को हो उपज होतो यदि यहां 
पर गेगा-परमुता नहर प्रणालियां जैसो महत्वपुर्ण (श्िचाई-सावनों का आविर्भाव 
नहुआ होता जो संसार के सर्वोत्तम स्ियाई साथनों में से एक है। १९ वो शताब्दी 
के सध्य से इस सिचाई प्रणाली के निर्माण पर अपार धनराशि व्यय करो जा रही 
है और हाल में पचिश्मो उत्तर प्रदेश में विद्युत विकास योजनाएं भो लागू 
की गयी हूँ जिससे राज्य का यह भाग अरर भी सनुद्धशाल्ों हो गया है । कृषि, 
सुरक्षा और समृद्धि के साथ-साथ यह भाग अनावृष्टि ओर दु्भिक्ष के कृप्रभावों 
से मुक्त हे, और इसका कारण यही है कि एक दूसरे के लाभ के लिए दोनों 
क्षेत्रों के लाघनई का उपयोग किया जात रहा हैँ । अतः उत्तर प्रदेश के विभाजन 
की सांग करना अनुचित ही नहों असंयत भी हैं। क्योंकि बह धनराशि जो 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर ख्े की गयी यदि पूर्वी जिलों के, जहां पर्याप्त 
वर्षा होती है ओर कुंओों द्वारा तिचाई की व्यवस्था भो हैँ, सचाई और जल-विद्युत 
विकास पर की जाती तो पश्चिमी जिलों को अपेक्षा यें जलि अधिक सम्पन्न हो 
जाते । 

७. गंगा-यम्‌ ना जैसे मे दान में कृषि, सिबाई तथा बिजली विकार की पोज- 
नाएं परे प्रदेश को एक इकाई के रूप में झानकर बनायो एवं कार्पान्वित को जानी 
ही लाभंकर है । गंगानहर हरद्वार से आरंभ होती हैं और इसकी शाखाएँं पूर्व में 
कानपुर और इटावा तक फेली हुई हैं । शारदा नहर प्रणाली का विस्तार पीलो- 
भीत से प्रतापगढ़ ओर पूर्व में जौनपुर तक है । सिचाई वाले क्षेत्रों के संबंध में 
नदियों के प्रवाह की अनुकूल तथा प्रतिकूल दिज्ञाएं और नहर क्षेत्र हो संघर्ष 
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के कारण होते हे । चनाब, रावी और झेलम को सिचाई प्रणालियों से भारत 
ओर पाकिस्तान दोनों ही देशों की सिचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरतति होती 
है ओर इन्ही के कारण इन देझ्ञों ने शित्ताईं संबंधी जो पारस्परिक विरोधी दाबे 
प्रस्तुत किये हें उनसे उनके संबंध कटु हुए हें । यदि उ० प्र० भी विभाजित कर 
दिया जाय तो इस प्रकार की कट्ता अनिवार्य होगी। 


८. गंगा के मेदान में सहारनपुर से लेकर बनारस तक कृषि को सुदृढ़ व्यव- 
वस्था करने तथा सिवालिक ओर कुमताऊं गड़वाल, हिमालय में बन लगाने तथा 
भू-क्षरणें को रोकने के लिए पर्याप्त धन व्यय करना होगा । पूर्व तथा पद्िचिमी 
उत्तर प्रदेश के आथिक हित एक से हें और यदि प्रदेश का विभाजन हुआ तो इससे 
सभी को हानि और गहरो क्षति पहुंचेगी । कृषि, सिंचाई तथा विद्युत विकास की 
दृष्टि से नदी को घाटी एक समष्टि इकाई के रूप में होती हैँ, इसमें पूर्व और 
पश्चिम जंसी कोई चोज नहीं होती । 

९. पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को यह घारणा हूँ कि विभाजन से उनके यहां 
ओऔद्योगीकरण को सहायता मिलेगी । औसतन जोत बड़ी होने तथा ग्रामोण क्षेत्रों 
में पूंजी के इकट॒ठा हो जाने के कारण खेती-बाड़ी से इतर व्यवसाय जेसे वाणिज्य 
तथा यातायात पर हो पद्चिचमो उत्तर प्रदेश को ३८ प्रति शत जनता का निर्वाह 
होता है जब कि सम्पूर्ण राज्य में २६ प्रति शत जनता इन व्यवसायों पर निर्भर 
रहती हूँ । बिजनोर, मेरठ, सहारतपुर और म॒जफ्फरनगर को क्रमशः १८, 
१७, १५ओर १४ प्रति शत जनता कृषि से इतर अन्य प्रकार के उत्पादन कार्यों 
में लगी हुई हे जब कि उत्तर प्रदेश को केवल ९ प्रतिशत जनसंख्या ही इन कार्यों 
में रत हें । पश्चिमी उत्तर में जल विद्युत ओद्योगिक केन्द्रों की अनेक शाखाएं 
होने के कारण इन केन्द्रों के समीपवर्ती नगर तथा ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां 
जहां मशीनों का उपयोग किया जाता हैँ तेजो से बड़ रहो है । 


भावी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नकझे में रामपुर, मोदोीनग र, गाजिया- 
बाद, सहारनपुर, मेरठ रुड़की, हाथ रस और किरोजाबाद का स्थान प्रमुख होगा । 
किन्तु पश्चिसी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण अविभाजित उत्तर प्रदेश में तेजो से 
विकास कर सकता हे क्योंकि वहां के विकास के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार की 
सहायता अविभाजित उत्तर प्रदेश में ही मिल सकती हे । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के 
४८६ नगरों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ३७० नगरों में बिजली को व्यवस्था 
है । केवल बिजलो रूग जाने'से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रगति नहीं 
कर राकता । इसके लिए राग .सरकार.की उदारतापूर्ण सहायता, क्रय-बिक्रय के 
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लिए उपयुक्त मंडियां तथा राज्य को अधिकांश जनसंश्या को कऋषशक्त का 
होना अपेक्षित हैं । 


१०. पश्चिमों उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों में एक होगा, यहां 
तक कि इसका आकार पहिचिमो बंगाल से भो छोटा होगा, जहां आथिक स्थिति 
अधिक सुदृढ़ नहों रह सकेगी । इसके अतिरिक्त कृषि को दृष्टि से विपन्न आगरा 
मथुरा क्षेत्रभो इस क्षेत्रमें सम्मिलित हो जानेसे उत्तर प्रदेश की प्रगतिमें काफी बाधा 
पड़ेगी। राजपुताना रेगिस्तान की बाढ़ भी एक महत्वपुर्ण समस्या हैं। यह रेगिस्तान 
गंगा को घाटी में फेल रहा है और विगत अथ॑ शताब्दी में आये मील प्रति वर्ष के 
हिसाब से इस क्षेत्र को अपने शिकंजों में ले रहा है, इस प्रकार प्रति वर्ष ५० वर्ग 
मोल की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जातो है । इस क्षेत्र में दाने :-शर्नें: जो रेगिस्तान 
फल रहा हैँ उसे रोकने के लिए दिल्‍ली से लेकर इटावा तक बन को पदिटयां 
स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण को बहत्‌ योजनाओं की आवश्यकता हे । इस 
प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने में पर्याप्त धन व्यय करना होगा, 
जो केवल संयुक्त उत्तर प्रदेश हो कर सकेगा, न कि छोटा राज्य इस कार्य के 
लिए समर्थ हें । विभाजन से न केवल उत्तर प्रदेश अधिक निर्धन एवं दुर्बल हो 
जायगा, अपितु पदिचमो उत्तर प्रदेश का भी कोई भला नहों होगा और आगरा 
मथुरा क्षेत्र को जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा हैं, अत्यधिक क्षति पहुंचेगी । 


११. संघोय राज्य की शक्ति एवं एकता को सुरक्षा का मूल सिद्धांत हे कि 
शक्तिशाली एवं दुर्बेह और समद्ध एवं निर्धेन क्षेत्रों को साथ-साथ रक्‍्खा जाय । 
इतिहास तो इसका साक्षी हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपेक्षाकृत अधिक 
उन्नति एवं समृद्धि सम्पूर्ण राज्य के त्याग तथा बलिदान का फल हैं और अब 
इस क्षेत्र की उन्नति में तेजी लाने का बहाना लेकर इस राज्य का विभाजन करने 
को सांग करना न केवल स्वाथंपूर्ण हे वरन आत्मप्रंबचन भी है। इस प्रकार को 
मांग के पीछे फूट डालनेवालो कुछ शक्तियों का हाथ हे, और यदि उन्हें न रोका 
गया तो इस गणराज्य की प्रगति अवरुद्ध हो जायगी और इसको सुदृढ़ता भी 
नष्ट हो जायगो । 
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